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दिनांक 2 मई , 1985 
सं ० प्रो . वि ./ अम्वाला/ 215-84/ 20060. -.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राप है कि भै ० मुख्य प्रशासक , हरियाणा 
प्रबंन डिवलपमेंट अथोर्टी, सैक्टर-18 , चन्डीगढ़ , ( 2) कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन नं 0 3, हरियाणा प्रबंन डिवेलपमेंट अथोर्टी, 
पंचकूला , के श्रमिक श्री कृष्ण बलदेव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है । 

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाव को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समाहते है । 


इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के पण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3{ 44 )-84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादयस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अपवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या 


श्री 


कृष्ण 

बलदेव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 6 मई , 1985 


सं.मो.वि./ पानी / 8-85/ 20464-70.-- इंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै . सचिव हरियाणा राज्य बिजली 
बोर्ड, चन्डीगढ़ , ( 2 ) उप-मन्डल अधिकारी, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, समालखा, ( 3) कार्यकारी अभियन्ता, सवरबिन, डिविजन, हरियाणा 
राज्य बिजली बोर्ड, पानीपत से अधिक श्री धर्मवीर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रायोगिक विवाद है । 

पोर रंसिरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3 ( 44 )-84-3म, दिनांक 18 अप्रैल, 
1984, वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


2 


क्या श्री धर्म बीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 

है ? 


दिनांक 8 मई , 1985 


सं ० प्रो ० वि ० अम्बाला/ 202-84/ 20679.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है फि में . ( 1) सचिव , हरियाणा 
राज्य विजली बोर्ड, चन्डीगढ़ , ( 2) कार्यकारी अभियन्ता , कन्सट्रक्शन डिविजन , हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, माडल टाऊन , 
अम्बाला शहर के श्रमिक श्री अमर नाथ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद 


.. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
गक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3 श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
मे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


- 


क्या श्री अमर नाथ की सेवाओं का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


